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खा� सुर�ा अ�ध�नयम पर पुन�व�चार : कारण और �न�हताथ�
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(�ारं�भक परी�ा- आ�थ�क व सामा�जक �वकास तथा  सामा�जक �े� म� क�  गई पहल)

 
(मु�  परी�ा, सामा� अ�यन  ��प�- 2 व 3 : अ�त संवेदनशील वग� के �लये
क�ाणकारी योजनाएँ, गरीबी एवं भूख से संबं�धत �वषय, बफर �ॉक तथा  खा�
सुर�ा  संबंधी �वषय)

संदभ�

हाल ही म�, नी�त आयोग ने रा�ीय  खा� सुर�ा  अ�ध�नयम (NFSA : National Food

Security Act), 2013 म� कुछ संशोधन  ��ा�वत �कये ह�।

संशोधन  क�  आव�कता  ��?

एन .एफ.एस.ए. के अंतग�त पा� प�रवार� को �रयायती दर पर खा�ा� �ा� करने
का  कानूनी अ�धकार है। इसम� ‘ल��त साव�ज�नक �णाली’ (टी.पी.डी.एस.) के
तहत चावल ₹3 ��त �क�ा ., गे�ँ ₹2 ��त �क�ा . और मोटे अनाज ₹1 ��त �क�ा . के
दर से �दान  �कये जाते है। इसको ‘क� �ीय  �नग�म मू�’ (CIP : Central Issue Prices)

कहते ह�।
सी.आई.पी. म� संशोधन  के साथ-साथ जनसं�ा  कवरेज और लाभाथ� पहचान
मानदंड को अ�तन  करना  �वचारणीय  मु�� म� शा�मल है।
इस अ�ध�नयम क�  धारा  3 के अनुसार, ‘पा� प�रवार�’ क�  दो �े�णया ँ ह�, �जसम�
‘�ाथ�मकता  वाले प�रवार’ और ‘अं�ोदय  अ� योजना ’ (ए.ए.वाई.) के तहत कवर
�कये गए प�रवार शा�मल ह�।
�ाथ�मकता  वाले प�रवार� को ��त ���, ��त माह 5 �क�ा . खा�ा� �ा� करने
का  अ�धकार है, जब�क ‘अं�ोदय  अ� योजना ’ वाले प�रवार समान  क�मत पर 35

�क�ा . ��त माह अनाज ले सकते ह�।

�रयायती मू�� क�  वैधता  अव�ध और संशोधन  का  तरीका

अ�ध�नयम के अनुसार, �रयायती मू�� को अ�ध�नयम लागू होने क�  �त�थ से तीन
वष� क�  अव�ध के �लये �न��त �कया  गया  था। रा�� ने अलग-अलग �त�थय� पर
इस अ�ध�नयम को लागू �कया। �त�थय� म� एक�पता  के अभाव  व  अ� कारण� से
सरकार ने अभी तक �रयायती क�मत� म� संशोधन  नह� �कया  है।
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इन  क�मत� म� संशोधन  के �लये सरकार एक अ�धसूचना  के मा�म से अनुसूची-I

म� बदलाव  कर सकती है। वष� 2020-21 के आ�थ�क सव��ण  म� भी सी.आई.पी. म�
संशोधन  क�  �सफा�रश क�  गई थी।
संशो�धत क�मत� गे�ँ और मोटे अनाज के �लये �ूनतम समथ�न  मू� और चावल
के �लये (लागत) �ूनतम समथ�न  मू� से अ�धक नह� हो सकती ह�।

�ा  है कवरेज क�  सीमा?

अ�ध�नयम म� कवरेज का  �नधा �रण  �ामीण  जनसं�ा  के 75% और शहरी
जनसं�ा  के 50% तक �कया  गया  है। वष� 2011 क�  जनगणना  और रा�ीय
�ामीण  व  शहरी कवरेज अनुपात के आधार पर वत�मान  म� एन .एफ.एस.ए. के
अंतग�त 35 करोड़ ��� शा�मल ह�।
इस अ�ध�नयम क�  धारा  9 जनसं�ा  कवरेज को अ�तन  करने से संबं�धत है।
��ेक रा�  के �लये �ामीण  और शहरी �े�� म� ल��त साव�ज�नक �वतरण
�णाली के तहत कवरेज का  �नधा �रण  क� �  सरकार करती है।

नी�त आयोग का  ��ाव

जनसं�ा  म� लगातार वृ�� को देखते �ए रा�� और क� �शा�सत �देश�ने वा�ष�क
आधार पर इस सूची को अ�तन  करने क�  माँग क�  है। इसी संदभ� म� उपभो�ा
मामले, खा� और साव�ज�नक �वतरण  मं�ालय  ने नी�त आयोग से एक वैक��क
माग� सुझाने के �लये कहा  था।
नी�त आयोग ने रा�ीय  �ामीण  और शहरी कवरेज अनुपात को वत�मान  के 75-50

से घटाकर 60-40 करने का  सुझाव  �दया  है और ऐसी ���त म� वष� 2020 क�
अनुमा�नत जनसं�ा  के आधार पर लाभा�थ�य� क�  सं�ा  घटकर 62 करोड़ रह
जाएगी।
हाला ँ�क, इन  बदलाव� के �लये संसद  क�  �ीकृ�त आव�क है। साथ ही, कुछ
रा�  इसका  �वरोध भी कर सकते ह�।

क� �  और रा�� के �लये संशोधन  के �न�हताथ�

रा�ीय  कवरेज अनुपात को कम �कये जाने क�  ���त म� क� �  सरकार को लगभग
45 हजार करोड़ �पए क�  बचत होगी।
दूसरी ओर, य�द  �ामीण-शहरी कवरेज अनुपात म� कोई बदलाव  नह� �कया  जाता  है
तो वष� 2020 क�  अनुमा�नत जनसं�ा  के अनुसार कवरेज म� लगभग 8 करोड़ क�
वृ�� हो जाएगी और इसके �लये ₹14,800 करोड़ क�  अ�त�र� स��डी क�
आव�कता  होगी।


